रजिस्ट्री सं . डी . एल . - 33004 / 95 


REGD. NO . D . L . - - 33004 / 95 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - 


RARIA 


. 


. 


. 


. 


H 


भारत का . राजपत्र 
The Gazette of India 


A 


. 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - 3 - प -पग (i) 
PART II. -- Section 3 - Sub -section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY . 


--- - - - - - - - - - -- --- --- - -- -- -- - - - - - - - - - - - -- - - - -- --- - ----- - - - -- - -- - -- - -- - - . - - - - - - - . .. . - - - . .. - - : - -- --- - 
सं . 183] 

नई दिल्ली , ब्रहस्पतिवार, 27 अप्रैल, 1995/वंशाख 7 , 1917 
No. 183] NEW DELHI, THURSDAY , APRIL 27, 1995 /VAISAKHA 7 , 1917 

- - - - - - - - - -- - - :- - .-- . - . - . - - . . -- . - - -. .. - -- : : - - .. - - 
जल- भूतल परिवहन मंत्रालय 

( 2 ) ये विनियम उस तारीख से प्रभावी होंगे जिम तारीख को इन 
( पस्तन पक्ष ) 

मिनियमों के लिए फोन्द्रीय सरकार का अनुमोदन भाग्न के गजपत्र 
अधिसूचना 

में प्रकाशित किया जाता है । 
नई दिल्ली, 27 अप्रैल , 1995 

2 गूल विनियम के विनियम - 3 के खण्ड ( प ) को निम्नलिखित 

से प्रस्थापित किया जाए : 
सा . का . नि . 363 ( म ) :- केन्द्र सरकार महापत्तन प्यास मधिनियम , 
1903 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उपधारा ( 1 ) के साथ 

विनियम - 3 :- मानों का पूरा करना 
पठित धारा 124 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते तुए , पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस 

( क ) बनाए जाने वाले मकान बरीदे जाने वाले मकान की लागत 

जिसमें मूब की लागत णामिल नहीं हैं , कर्मचारी के वेतन का 150 
मधिसूचना के साथ संलग्न मन सूत्री में मुरगाम पत्तम म्यासी कर्मचारी 
( गृह निर्माण के लिए अग्रिम की मंजूरी ) संशोधन विनियम , 1995 का 

गुना से अधिक न हो और न्यूनतम 2 . 00 लाख रुपए और अधिकतम 

6 . 00 नाम , के प्रधान होगी । 
अनुमोदन करती है । 
2 उम्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की 

प्रावेदक किसी भी मरवारी स्त्रोत में अर्थात् , पुनर्वास विभाग प्रमना 
की कारीब को प्रवृत्त होमे । 

जीवन बीमा निगम प्रममा केन्द्रीय या राज्य आयात पोजना से मकान को 

प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का ऋण या अग्रिम नहीं लिया हो । 
मुरगाम पल्लन भर्गमारी ( गृह निगणि के अग्रिम की गंजूरी ) विनियम , 

तथापि , ऐसे मामले में जहां , आवेदक द्वारा ऋण या अग्रिम ले लिया गमा 
1973 में संशोधन 

है बह राशि इन विनियमों के तहत ग्राहय रकम से अधिक नहीं है, इन 
प्रमुख पत्तन अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 124 

विनियमों के तहत इस शर्त के अधीन उसे अग्रिम पी जाएगी पदि वह लिखित 
( 1 ) मौर ( 2) के साप पठित धारा - 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

वचन देता है कि मकाया ऋण , अग्रिम मादि के माप इम पर ब्याज को 
प्रयोग करते हुए मुरगांष पत्तन कर्मचारी (गह निर्माण के लिए मसिम की 

यह भगंधित मंत्रालय /विभाग को एकमुश्त में राशि वापस मारता है । 
मंजूरी ) विनियम 1873 में मौर संशोधन करने के लिए मुरगांव परतन 
का न्यासी मण्डल निम्नलिखित विनियम बनाता है । 

ऐसा मामला जिसमें कर्मचारी ने इन विनियमों के महन मंजूर सिम 
1 ( 1 ) म विनियमों को गुरगीय पत्तन कर्मचारी ( गह निर्माण के 

लेने के साप - साय मकान बनाने प्राप्त करने के लिए अपने भविष्य निधि 
लिए भप्रिम की मंजूरी) विनियम ( संगोषन ) 1995 कहा जाएगा । 

से अंतिम निकामी लिया हो , तो दोनों ही राम मर्मचारी में बेतन मा 
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150 गुना से अधिक न ही भौर न्यूनतम 2. 00 लाख रुपए और अधिकतम परिवर्तन और विश्वास की कुल लागत कर्मचारी के मूल वेतन का 130 
6 . 00 लाख रुपए । 

गुना से अधिक नहीं है मौर ग्यूनतम 2 . 50 लाख रुपये तथा अधिकतम 
( ब ) न तो कर्मचारी और न ही आवेदक को परमी/ पति / मावालिग 

0. 00 लाख रुपए से अधिक नहीं है के अधीन होगा । 
मन्मे के नाम मकान नही होना होगा । तथापि , विशेष मामले के रूप 

(ग ) सरकारी स्त्रोत से ली गई ऋण या अग्रिम को वापस करने के 
में माल मध्यक्ष/ उपाध्यक्ष द्वारा इस शर्त में लाई दी जा सकती है । लिए अंसा कि विनियम 3 ( प ) में बताया गया है । 
उदाहरण के लिए यदि पायेवक या मावेदक की पत्नी/ पति / माबालिग बच्चे 

यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी यदि मकान का निर्माण सुरू किया 
के नाम ग्राम में मकान है और प्रायेदक शहर में बसना चाहता है, या 

गया हो । 
दूसरे रिश्तेदारों के साथ संयुक्त रूप में प्रावेदक का मकान है और वह 
भपने लिए एक मलग मकान बनाना चाहता है । यदि भावेदक अपनी पत्नी / 

( 4 ) मूल विनियम के विनियम - 5 को निम्नलिखित से प्रस्थापि 
पति के साथ संयुक्त रूप में मूमि / मकान का मालिक है मौर यदि अन्यथा 

मिया जाए : 
ग्राहस हो तो गृह निर्माण अग्रिम मंजूरी की जा सकती है । 

विनियम - 5 : अग्रिम की रकम 
3 मूल विनियम - 4 का निम्नलिखित में प्रतिस्थापित किया जाए : 

( फ ) इन विनियमों के तहत कर्मचारी को उसकी संपूर्ण सेवा में एक 

में अधिक अप्रिम की मंजूरी नहीं की जाएगी। । 
विनियम - 4 : प्रयोजन जिनके लिए अग्रिम मंजूरी की जाती है : 
( क ) कर्मचारी के कार्य म्यान अथवा मेवा निवृत्ति के बाद यह जहाँ पप 

( ब ) मंजूर अग्रिम की रकम निम्नलिखित में से जो भी कम है वह 
जाना चाहता है वहीं नया मकान बनाने के लिए इस प्रयोजन के लिए 

होगी : 
उचित भूखंर प्राप्त करना सहित ) अप्रिम को मंजूरी की जाएगी । ( 1 ) प्रस्तावित निर्माण की लागत का 80 प्रतिशत या 
बना मनया मकान या पपेट की खरीद के लिए प्रावेदन पर भी बिधार 

( 2) मूल वेतन का 50 गुना या 
किया जायेगा बशर्त : 

( 3 ) 2 . 50 लाख रुपये से अधिक नहीं, जो भी सबसे कम हो । 
( क ) मंजूर की जाने वाली अग्रिम की अधिकतम राशि मना बनाया 
मकान या फ्लैट की वास्तविक सागत का 80 प्रतिशत रकम 

( 4) अथवा नीचे दिए गए धन वापसी की क्षमता के प्राधार पर : 
अथवा कर्मचारी के मूल वेतन का 50 गुना , मधिक से अधिक ( क ) 20 वर्ष के बाद निवृत्त मूल वेतन का 35 प्रतिशत 
2 . 50 लाप रुपये , जो भी कम हो , होगी । 

होने वाले कर्मचारी के मामले 
( ब ) अग्रिम की मंजूरी केवम पूर्णनया खरीदी के लिए की जाएगी 
न कि भागक्रय के लिए । 

( ब ) 10 वर्ष के पाव किन्सु 20 मूल वेतन का 40 प्रतिशत तक 
( ग ) मास के पास मकान/ फ्लैट की सीधा गिरवी रखने का अधिकार 

वर्ष से अधिक वर्षों में तपा सीमारजी का 80 प्रतिशत 
कर्मचारी प्राप्त करेगा । 

निवृस्त होने वाले कर्मचारी 
टिप्पणी :- - सरफारी, अर्ध सरकारी या स्थानीय निकाय , हाउसिंग मोर , 

के मामले में 
निकास प्राधिकरण , प्राइवेट पार्टी और इसी प्रकार के निकाय ( ग ) 10 वर्ष के भीतर निवृत्त होने मूल वेतन का 50 प्रतिशत तक 
द्वारा मकान फ्लैट की बिक्री के मामले में अग्रिम के लिए आवेदन 

बाले कर्मचारी के मामले में तथा डीसी पार जी का 70 प्रतिशत 
देते समय प्रावेदक केवल निम्नलिखित वम्भावेजों को प्रस्तुत 

पप्रिम का पौषिस्य देते हुए भावेवक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले 
करेगा । 

मकान का नक्शा, विस्तृत विनिर्देशन पोर माफलन के माधार पर वास्तव 
( 1 ) सरकारी विभाग/ अर्ध सरकारी विभाग/ स्थानीय निकाय / 

में मप्रिम की कितनी रकम मंजूर की जा सकती है इसका निर्धारण मणल 
हाउसिंग बोर्ड/ प्राइवेट पार्टी आदि हारा (जिनसे मकान सरोदना का मुख्य अभियंता करेगा मौर ऊपर निर्धारित अधिकतम रकम के भीतर 
है ), जो भी स्थिति हो , जनीन और मकान ( मयमा फ्लैट निर्माण/ बरीव की अनुमानित लागत तक इसे सीमित किया जाएगा तथा 
जो भी स्थिति है ) मायंटित करते हए अथवा प्रामंटन करने यह भी शर्त होगी कि ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनाने के मामले में मकान 
की स्वीकृति देते हुए प्राप्म पान्न की अधिप्रमाणित प्रति जिसमें :- -- 

बनाने की वास्तविक लागत प्रथवा प्रावास को घटाने की वास्तविक लागत 
( क ) मकाम फ्लैट की लागत 

की 80 प्रतिशत से अधिक रकम मंजूर नहीं की जाएगी । प्रनिम की रकम 
( ब ) बिक्री की शर्ते 

को भागे इस रकम तक सीमित किया जाएगा जिसे कर्मचारी अपनी सेवा 

निवरित की तारीब से पहले उस पर लाग सेवा विनियमों के अनुसार 
( ग ) यहाँ उपलब्ध मावास 

प्रेपुटी से पहले मृत्यु सेवा निवृस्ति प्यूटी से तथा अपने वेतन से सुविधा 
( म ) मण्डल द्वारा निर्धारित शो पर अग्रिम के लिए मण्डल के पक्ष में 

नमक मासिक किस्तों में प्रांशिक रूप से मवा कर सकता है । 
जमीन मोर मकान / पलट गिरवी रखने के लिए क्या उन्होंने 
कर्मचारी को मनुमति दी है । 

इसकी गणना के लिए यह माना पाएगा कि मण्डल द्वारा भग्रिम के 
( 2) मकान/ फ्लैट को मसीवा लीज/मिकी पत्र की प्राधि प्रमाणित प्रति । मनुमोपन की सारीख के एक वर्ष के भाव से प्रश्रिम की वापसी कर्मचारी 

करेगा । 
( 3 ) निमणि पौर फ्लैट की खरीद के मामले में , बंधक पन निष्पादित 
करने और करार करने तथा प्रतिमूति प्रस्तुत करना मादि जैसा कि इन 

[ फा . सं . पी मार - 12016/ 14/ 03 - पीई - l] . 
विमियमों में प्रावधान है, के अलावा विभागाध्यक्ष को संतुष्ट करते हुए 
जमीन पर बेचने वाले का स्पष्ट हक और समर्थक राणाधार का साक्ष्य 

करण सिंह रवाल, संयुक्त सचिव 
भावेदक द्वारा प्रस्तुत करना होगा जहां मण्डल के पक्ष में जमीन को बंधक 

पाव टिप्पणी 
नही रखा जाता है । 
( ब ) संबंधित कर्मचारी के स्वामित्व के मौजूदा मकाम को ( प्रया । 

मूल विनियम मंत्रालय के पन सं . पी . ई. ( 27 )/ 70 दिनांक 
उसकी परमी / उसके पति के साथ संयुक्त स्वामिल का मकान ) बनाने के 

21- 8- 73 के द्वारा अनुमोषित किए गए । 
लिए बमतें की मौजूदा संरनमा ( जगीन को छोड़कर ) और प्रस्तावित नाद के संशोधन : - 1 सा . का . नि . सं . 828 ( म ) दिनांक 3-6- 36 


गगत मितिमा कायम कर च जाति की (1 0 दिन 
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MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

does not excerd die nouui mossit .e ruder 
(PORTS WING ) 

these Regulations, it would be open to him 

to apply for the advance under these Regula 
NOTIFICATION 

tions on the condition that the undertakes 
New Delhi, the 27th April, 1995 

to repay the outstanding loan advance etc . 
G .S . R . 363 . - In exercise of the powers conferred 

together with interest if any thereon for with 
by sub section (i) of section 124 , read with sub -section 

in one lump sum , to the Ministry /Depart 
( ) of section 132 of the Major Ports Act, 1963 ( 38 of 

ment concerned . 
1963), the Central Government hereby approves 

In case where an employee makes (or had made) 
the Mormugao Port Employees (Grant of advances 

a final withdrawal from his Providend Fund Account 
for Building of Houses) Amendment Regulations, 1995 

in connection with construction of a house or a resi 
made by the Board of Trustees for the Port of Mormu 

dential plot, in addition to availing of an advance sanc 
gao and set out in the Schedule annexed to this notifi 

tioned under these Regulations and that withdrawn 
cation . 

from the Provident Fund , should not exceed 150 times 
2 . The said regulations shall come into force on the basic pay of the employeo subject to a mini 
the date of publication of this notification in the official mum of 2 . 50 lakhs and maximum of Rs. 6 . 00 lakhs , 
Gazette . 

3 . Substitute Regulation 4 or the Principal 
SCHEDULE 

Regulation by the following : 

Reg . 4 : PURPOSES FOR WHICH ADVANCE 
Anendment to Mormugao Port Employees 

MAY BE GRANTED 
(Grant of advances for Building of Houses) Regula . 
lions, 1973 . 

An advance may be granted for 
In exercise of the powers conferred by section 28 

( A ) Constructing a new housc ( includiag the acqui 
read with section 124 (1) & (2 ) of the Major Port 

sition of a suitable Plot of land for the purpose 
Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963) the Board of Trustees 

either at the place of duty or at the place 
of the port of Morinugao hereby make the following 

where the employee proposes to settle after 
rouglation further to amend the Morugao Port Em 

retirement. An application for an advance 
ployees (Grant of Advances for Building of Houses) 

for purchasing a ready -built house or flat 
Regulations 1973 . 

may also be considered , provided that 
1 . (i) These Regulations may be clalled the Mor 

(a ) The maximum amount of advance that can be 
ugao Port Employees (Grant of Advances 

granted shall be the actual cost of the ready 
for Building of Houses ) Amendment Regula 

built house or flat, or 50 times the basic pay 
tions, 1995. 

of the employce subject to maximum of 
(ii) They shall come into force with effect 

Rs. 2 .50 lakhs whichever is the least. 
from the date on which the approval of tbe 
Central Government to these Regulations has 

( b ) The advance will be adinissible only for 
been published in the Gazette of India . 

an out right purchase and not for hire 

purchase of a house / lat. 
2 . Substitute Clauses (a ) of Regulation 3 of the 
Principal Regulation by the following : 

(c ) The employee get the right to mortgage the 

house/ fiat to the Board straightaway . 
Reg . 3 : CONDITIONS TO BE FULFILLED : 

NOTF :- In the case of Sale of houses / flats by 
(a ) The cost of thehouse to builtſpurchased exclud Government, semi-Government, or local bodies 

ing the cost of the plot should not exceed 150 Housing Boards, Development Authorities , Private 
times and basic pay of the cmployees subject parties and the like the applicant while submitting 
to a minmum of Rs. 2 , 50 lakhs and maximum the applications for an advance should cuclose tho 
of Rs. 6 . 00 lakhs. 

following documents only : 


The applicant should not have availed of any 
loan or advance for the acquisition of a house 
from any other Government source c . g . 
the Department of Rehabilitation or Life 
Insurance Corporation or a Central or State 
Housing Scheme, Where however the loan 
advance , etc . alrdy availed by an applicant 


(1) An attested copy of a letter from the Govern 

ment Department/Semi-Government Organi 
sation /Local Body /Housing Board ! Private 
parties etc, as the case may be (From whom 
the house is to be purclased allotting or agrec 
ing to allot the land and house (or liat as the 
case may be) and stating therein 


- - 


- 


- - - - - - - 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- - - - - - 


- - - 


- 
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— -- - - - - 
(a ) Cost of the house/ flat ; 

( 3) Maximum of Rs. 2 ,50 lakhs ; whichever is 
(b ) conditions for sale ; 

the least ; 
(c ) the accommodation available therein ; 

4 ) Or based on repaying capacity as under :- -- 

(a ) In the case of officials 35 % of basic 
(d ) whether they have permitted the employee 

retiring after 20 years pay 
to mortgage the land and the housc / flat in 
favour of the Board as security for the 

(b ) In the case of officials Up to 40 % 
advance on such terms and conditions as the 

retiring after 10 years basic pay + 
Board may prescribe . 

but not more than 60 % ofDCRG 

20 yrs, 
(2 ) An attested copy of the draft leasc /sale deed 
for the house/ Flat. 

(c ) In the case of officials Unto 50 % of 

retiring within 10 basic pay + 
( 3) In the case of construction and purchase of 

years . 

70 % of DCRG 
flats , in addition to executing a mortgage 
deed and an agreement and furnishing of surely 

The actual aniount of advance to be sanctioned 
etc, as provided in these regulations , 

will be determined hy the Chief Engineer of the Board 
an applicant should also furnish evidence of 

on the basis of plans detailed specifications and 
seller s clear title to the land and collateral 

estimates to be furnished by applicants justifying 
security to the satisfaction of the Head of the 

the amount of advance applied for, and shall be 
Departmentwhere the land is not mortgaged 

restricted to the estimated cost of construction / 
in favour of the Board . 

purchase within the ceiling anount prescribed above , 
( B ) Enlarging living accommodation in any exist and subject to the further condition that, in the case 
ing bolte owned by the uniployee concerned (or 

of construction in rural area , the amount of the 
jointly owned with his /her wife /husband ) provided advanco , will in no case , excecd 80 per cent of the 
that the total cost of the cxisting structure (exclud . 

truc cost of construction of the house or true cost 
ing land ) and the proposed addition and expansion of enlarging living accommodation . The amount 
docs not exceed 150 times the basic pay of the em of an advance will further be restricted to the amount 
ployee subject to a minimum of Rs: 2 . 50 lakhs and which an employce can repay partly from his gratuity 
maximum of Rs. 6 .00 lakhs. 

death -cum -retirement gratuity and partly by coo 

venient monthly deductions from his pay, before the 
( C ) The repayment of a loan or an advance 

dato of his superannuation , according to service 
taken from a Government source , as contemplated 

Regulations applicable to him . 
in Regulation 3(a ). 
This facility . . . .will, however not be available if 

For the purpose of this calculations , it will be 
the construction on the house has already com 

assumed that an employee can generally commence 
menced . 

repayment of the advance the year after the date of 
(4 ) Substituto Regulation 5 of the Principal 

approval of the advance by the Board . 
Regulation by the following : 

(No. PR - 12016 , 14 ,93- PEI ] 
Reg . 5 : AMOUNT OF ADVANCE : 

C . S. KHAIRWAL , Jt. Seey . 
( a ) Not more than one advance sha }l be sanc 
tioned under these Regulations to an 

Footnote : 
cinployee during his/her entire service . 

Principal Regulations werc approved by thic 
(b ) The quantum of advance sanctioned shall be Ministry vide letter No. 7- PE (270 )/70 dated 
least of the following : 

21 - 8 - 1970 . 
(1) cost of the proposed constructions or 

Subscquent Amendment : ( 1) GSR No . 828 ( L ) 
(2 ) 50 times basic pay ; or 

dated 3-6 -86 . 


- . - 


- 
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